भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
वित्तीय सेवाएं विभाग
राज्य सभा
तारांकित प्रश्न संख्या *223
(जिसका उत्तर 06 दिसम्बर, 2016/15 अग्रहायण, 1938 (शक) को दिया जाना है)
सूखा/बाढ़ से प्रभावित किसानों के बैंक ऋणों को माफ किया जाना 
*223.	श्री के.टी.एस. तुलसी:
	क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि: 
(क)	क्या सरकार ने इस वर्ष देश के कई राज्यों में पड़े सूखे और/अथवा वहां आई बाढ़ को ध्यान में रखकर, वर्ष 2016-17 में किसानों द्वारा बैंकों से प्राप्त ऋण-राशि के भुगतान को माफ कर दिया है; और
(ख)	यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?
उत्तर
वित्त मंत्री (श्री अरुण जेटली)

(क) और (ख): एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है। 
*****


'सूखा/बाढ़ से प्रभावित किसानों के बैंक ऋणों को माफ किया जाना' के संबंध में श्री के.टी.एस. तुलसी द्वारा पूछे गए 06 दिसम्बर, 2016 के राज्य सभा तारांकित प्रश्न संख्या *223 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

(क) और (ख):  भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित क्षेत्रों में संबंधित उधारदात्री संस्थाओं द्वारा उपलब्ध कराए जाने वाले राहत उपायों के संबंध में दिशानिर्देश जारी किए हैं, जिनमें, अन्य बातों के साथ-साथ, मौजूदा फसल ऋणों तथा सावधि ऋणों की पुनर्संरचना/पुनर्निर्धारण, नए ऋण प्रदान करना, लचीले प्रतिभूति तथा मार्जिन मानदण्ड, अधिस्थगन आदि शामिल है। इन दिशानिर्देशों को इस प्रकार तैयार किया गया है कि संबंधित जिला प्राधिकारियों द्वारा आपदा की घोषणा किए जाते हैं ये बिना किसी हस्तक्षेप के स्वत: लागू हो जाते हैं। इससे बहुमूल्य समय की बचत होती है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संरचना के अनुरूप बैंकों द्वारा राहत उपाय आरंभ करने संबंधी बेंचमार्क को कम करके 33% फसल की क्षति कर दिया गया है। 
	क्षतिपूर्ति की मात्रा अर्थात प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित किसानों को फसल की क्षति के लिए राज्य आपदा राहत निधि तथा राष्ट्रीय आपदा राहत निधि से निविष्टि सब्सिडी को 1.5 गुना तक बढ़ा दिया गया है तथा भारत सरकार द्वारा प्रभावित किसानों को दी जाने वाली क्षतिपूर्ति के लिए फसल की क्षति को 50% से कम करके 33% कर दिया गया है।
	किसानों को लाभ प्रदान करने के लिए प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना का शुभारंभ 01 अप्रैल, 2016 को किया गया था। योजना के अंतर्गत सभी खरीफ फसलों के लिए बीमित राशि का एक समान 2% का प्रीमियम और रबी फसलों के लिए बीमित राशि का 1.5% प्रीमियम प्रभारित किया जाना है। बागवानी की फसल के लिए वार्षिक प्रीमियम बीमित राशि का 5% है। 
*****

